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जिसका उत्‍तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।
.....
शहरो में पानी की बर्बादी
791.  श्री शादी लाल बत्रा:
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या केन्द्रीय सरकार को विशेषत: शहरों में पानी की बर्बादी की जानकारी है; 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और 
(3) संरक्षण और प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों को आबंटित निधि कितनी है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख)
 जी, हां । राष्‍ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्‍थान (एनईईआरआई), नागपुर ने वर्ष 1992 में भारत के चयनित शहरों की “जल वितरण प्रणाली के निष्‍पादन मूल्‍यांकन” के संबंध में एक अध्‍ययन किया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि देश के शहरी क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण 11 प्रतिशत से 49.7 प्रतिशत तक जल का अपव्‍यय होता है । प्रायोगिक अध्‍ययनों में जल के अपव्‍यय/रिसाव का कारण घरों के अंदर सर्विस कनेक्‍शन और प्रमुख/सहायक वितरण प्रणाली में जंग लगना/दरार आना बताया गया है । 

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी वर्ष 2007 में 20 नगरों एवं शहरों में एक अध्‍ययन किया था जिसमें यह उल्‍लेख किया गया था कि जल के रिसाव, अनधिकृत निकासी आदि के कारण 60 प्रतिशत तक जल का नुकसान होता है । शहरी जलापूर्ति एवं स्‍वच्‍छता क्षेत्र में सेवा स्‍तर संबंधी स्थिति रिपोर्ट (वर्ष 2010-11) दर्शाती है कि कोई राजस्‍व दिए बिना औसत गैर-राजस्‍व जल (जल की हानि) 32.9 प्रतिशत है । जल के अपव्‍यय/रिसाव/गैर राजस्‍व जल के कारण पाइप के ज्‍वाइंट से होने वाला रिसाव, दरार, जलाशयों से रिसाव आदि और जल की चोरी, अवैध कनेक्‍शन और कुछ सुविधाओं के लिए नि:शुल्‍क आपूर्ति जैसे परोक्ष रिसाव है। 
(ग)
जल राज्‍य का विषय है, इसलिए जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्‍वयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्‍य योजना निधि से करना राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकार/ शहरी स्‍थानीय निकायों की जिम्‍मेदारी है । केन्‍द्र सरकार जल के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग/अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता देकर राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रयासों में सहयोग करती है । 

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में सेवा स्‍तर के मानदंड तैयार किए हैं और इन्‍हें अपनाये जाने के लिए राज्‍यों को प्रचालित किया है । इन सेवा स्‍तर के मानदंडों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन पद्धतियां जैसे सतत जलापूर्ति, जलापूर्ति के लिए 100 प्रतिशत मीटरिंग, सेवा को बनाये रखने के लिए पर्याप्‍त शुल्‍क और रिसाव में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की कमी शामिल है। 

भारत सरकार ने जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार के लिए एक केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम भी शुरू की है जिसमें व्‍यापक सुधार एवं जल निकायों के पुनरूद्धार जैसे विविध उद्देश्‍य रखे गए है जिससे टैंक की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो, जल उपयोग दक्षता में सुधार हो और पेयजल की उपलब्‍धता में बढ़ोत्‍तरी हो । 12वीं योजना के दौरान देश में 10000 जल निकायों (9000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 शहरी क्षेत्रों में) की मरम्‍मत, नवीकरण एवं  पुनरूद्धार के लिए केन्‍द्रीय सहायता के रूप में 6235 करोड़ रूपये का परिव्‍यय निर्धारित किया गया है ।   पिछले दो वर्षों 2013-14 और 2014-15 के दौरान राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को जारी की गई केन्‍द्रीय सहायता/अनुदान और किए गए व्‍यय का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-। में दिया गया है।

देश में भूजल की अंधाधुंध निकासी को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल प्र‍ाधिकरण का गठन किया गया है । जिन परियोजनाओं में भूजल के पुनर्भरण के अतिरिक्‍त विभिन्‍न प्रयोजनों से पुन:चक्रित जल का उपयोग अनिवार्य है, केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण उन परियोजनाओं के मूल्‍यांकन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/ मानदंडों के आधार पर नये उद्योगों/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं और वर्तमान परियोजनाओं के विस्‍तार के लिए भूजल की निकासी हेतु “अनापत्ति प्रमाणपत्र” जारी करता है । केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और सभी संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को प्रोत्‍साहन देने/अपनाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमिे जल बोर्ड ने 11वीं योजना के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में “भूजल प्रबंधन एवं विनियमन” संबंधी स्‍कीम के तहत प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की है । इस परियोजना का उद्देश्‍य राज्‍य सरकारों को समान जल-भू वैज्ञानिक परिस्थितियों में पुनर्भरण परियोजनाओं को अपनाने में सहयोग करना है । 11वीं योजना के दौरान 22 राज्‍यों में कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के निर्माण के लिए 99.87 करोड़ रूपये की लागत से 133 प्रदर्शनात्‍मक पुनर्भरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। यह स्‍कीम दिनांक 31.03.2012 को बंद हो गई थी। तथापि, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधि में से शेष राशि को 12वीं योजना के दौरान उपयोग किया गया है । पिछले दो वर्षों के दौरान आवंटित एवं जारी की गई निधि का राज्‍यवार, वर्षवार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-।। में दिया गया है ।
राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में रिसाव एवं जल की अनधिकृत निकासी को दर्शाते हुए जल लेखा तथा जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्‍यकता पर जोर दिया गया है । इस नीति में जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभिन्‍न प्रयोजनों अर्थात जल फुट प्रिंट, जल लेखा परीक्षा के लिए जल के उपयोग हेतु मानदंड तैयार करने के लिए पद्धतियों की सिफारिश की गई है ।

भारत सरकार द्वारा “एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्‍यम से जल संरक्षण, जल के अपव्‍यय को कम करने और राज्‍यों में एवं राज्‍यों के बीच जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने” के उद्देश्‍य से राष्‍ट्रीय जल मिशन स्‍थापित किया गया है।
 “शहरी क्षेत्रों में पानी की बर्बादी” के संबंध में दिनांक 27.07.2015 को उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 791 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
अनुलग्‍नक-I
	XIIवीं योजना स्‍कीम के तहत घरेलू सहयोग से जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार के लिए राज्‍यों को जारी निधि (मार्च, 2015 तक)

	क्र.सं.
	राज्‍य का नाम 
	वर्ष 2013-14 के दौरान जारी की गई निधि
(रूपये करोड़ में)
	वर्ष 2014-15 के दौरान जारी की गई निधि
(रूपये करोड़ में)

	1.
	ओडिशा
	 
	79.90

	2.
	कर्नाटक
	 
	 

	3.
	आंध्र प्रदेश
	 
	 

	4.
	बिहार
	 
	 

	5.
	उत्तर प्रदेश
	 
	 

	6.
	मध्य प्रदेश
	 
	37.70 

	7.
	मेघालय
	 
	2.52 

	8.
	महाराष्ट्र
	 
	 

	9.
	मणिपुर
	
	10.36

	10.
	गुजरात
	 
	 

	11.
	छत्तीसगढ़
	37.97
	 

	12.
	राजस्थान
	 
	 

	13.
	हरियाणा
	 
	 

	 
	कुल
	37.97
	130.48


“शहरी क्षेत्रों में पानी की बर्बादी” के संबंध में दिनांक 27.07.2015 को उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 791 के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
अनुलग्‍नक-II

प्रदर्शनात्‍मक वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वर्षों (2013-14 और 2014-15) के दौरान जारी राज्‍यवार, वर्षवार निधि 
(आंकड़े लाख रूपये में) 

	क्र.सं.
	राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों का नाम
	वर्ष 2013-14 में जारी आगे ले जायी गई दूसरी किस्‍त
	वर्ष 2014-15 में जारी आगे ले जायी गई दूसरी किस्‍त

	1
	आंध्र प्रदेश
	 
	 

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	 
	 

	3
	बिहार
	28.80
	 

	4
	चंडीगढ़
	231.30
	 

	5
	छत्‍तीसगढ़
	108.45
	 

	6
	दिल्ली
	13.03
	 

	7
	गुजरात
	 
	20.42

	8
	हिमाचल प्रदेश
	83.35
	1.53

	9
	जम्मू और कश्मीर
	16.66
	28.76

	10
	झारखंड
	57.07
	4.95

	11
	कर्नाटक
	107.62
	 

	12
	केरल
	 
	 

	13
	मध्य प्रदेश
	38.75
	60.75

	14
	महाराष्ट्र
	 
	 

	15
	नागालैंड
	 
	 

	16
	उड़ीसा (ओडिशा)
	 
	139.32

	17
	पंजाब
	 
	 

	18
	राजस्थान
	38.80
	58.62

	19
	तमिलनाडु
	
	

	20
	तेलंगाना
	
	

	21
	उत्तर प्रदेश
	 
	451.68

	22
	पश्चिम बंगाल
	 
	 

	कुल
	733.83
	766.03


